







                         सेवा में 

            		जिला शिक्षा पदाधिकार, देवघर

विषय : झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम २०१७ के आलोक में शुल्क समिति गठन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 611/राँची दिनांक 27.03.2025 का अनुपालन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या पत्रांक 643 दिनांक 16.04.2025 के आलोक में वर्णित आदेश को अनुपालित करते हुए विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन हमारे विद्यालय में निम्न रूपेण किया जा चुका है। इस समिति के सदस्य निम्नवत है।

1. अध्यक्ष (विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनित)

2. सचिव (विद्यालय के प्रधानाचार्य)

3. विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनित तीन शिक्षक

4. माता पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित चार माता पिता सदस्य

शुल्क समिति प्रपत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुरूप कार्य करेगी।



आपके अवलोकनार्थ                                                                                                                                                  

धन्यवाद



अनुलग्नकः यथोक्त                                                                                                                      आपका विश्वासी














विद्यालय शुल्क समिति 2025 – 2026

सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 611 दिनांक 27.03.2025 द्वारा झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के आलोक में निजी विद्यालयों द्वारा लगाये गए शुल्क विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय स्तर पर फीस समिति तथा अधिनियिम की धारा 7 (क) (2) के आलोक में निर्धारित शुल्क के विरुद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समितियाँ प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट किये गए मामले मे निर्णय हेतु उपायुक्त, देवघर की अध्यक्षता में जिला समिति का गठन प्रावधानित है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के आलोक में सभी गैर सरकारी निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों के शिकायत निवारण हेतु विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन निम्नरूपेण किया गया है।

(1) फीस समिति के सदस्य

	क्रम संख्या
	             सदस्य का नाम
	                            पद का नाम

	01
	श्री मृणाल मयंक
	अध्यक्ष (विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत)

	02
	श्री बरुण कुमार जाना
	सचिव (विद्यालय के प्रधानाचार्य)

	03
	श्री गौरचंद्र  महतो
	विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत शिक्षक

	04
	मोमिता मैती
	विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत शिक्षक

	05
	श्री मेघनाथ खवाड़े
	विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत शिक्षक

	06
	श्री शशि भूषण कुमार
	माता- पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित माता पिता सदस्य

	07
	श्री बबलू रावत
	माता- पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित माता पिता सदस्य

	08
	श्री लाल रंजन देव
	माता- पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित माता पिता सदस्य

	09
	[bookmark: _GoBack]श्री अंकित कुमार देव
	माता- पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित माता पिता सदस्य



विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शुल्क निर्धारण का एजेन्डा की सूचना एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) समिति का कार्यकाल तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए होगा और कोई भी अभिभावक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः मनोनयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तरीय समिति को फीस का प्रस्ताव देने के लिए सक्षम होंगे। 

(घ) शुल्क निर्धारण के कारक किसी विद्यालय द्वारा संग्रहित किये जाने वाले शुल्क का विनिश्चय करतेसमय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जाएंगे।

1. विद्यालय की अवस्थिति

2. गुणात्मक शिक्षक के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई संरचनाएँ।

3. प्रशासन एवं रख-रखाव पर व्यय

4. माप दण्डों के अनुसार अहर्तित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा उनके वेतन घटका

5. वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए युक्तियुक्त राशि

6. विद्यालय के कुल आय में से छात्रों पर उपमत व्यय

7. शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त अधिशेष राजस्व

8. कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाय।

(ड) अधिनियिम के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शुल्क समिति प्रस्तावित शुल्क संरचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर फीस को मंजूरी देगी और लिखित रूप में स्वीकृत शुल्क के विवरणियों को प्राचार्य को सप्रेषित करेगी। शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी।

(च) समिति विभिन्न शीर्षों को बताएगी, जिसके तहत शुल्क लगाया गया।

(छ) यदि समिति द्वारा तय शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो मामले को जिला समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगी। 

(ज) शुल्क समिति निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क का निर्णय करने में विफल हो जाता है तो प्रबंधन शुल्क समिति को सूचना देते हुए तुरंत मामले को जिला समिति के संदर्भ में लायेगा। शुल्क निर्धारण लंबित रहने के दौरान विद्यालय प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष के शुल्क के अनुरूप करने के लिए स्वतंत्र होगा।



अतः उपरोक्त वर्णित नियमानुसार विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन किया गया है।
